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उनके क चारी

(बी. पी. सिसन्हा,  ुख्य न्यायाधीश, के. सुब्बा रार्वो, एन. राजगोपाला अयगंर, जे. आर.  ुधोलकर और
र्टी.एल. र्वोेंकर्टरा ा अय्यर, न्यायाधीशगण )

       औद्योकिगक किर्वोर्वोाद-न्यायाधिधकरण का गठन सदस्यों की योग्यताएँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप
 ें किनयकुि@ के लिलए योग्य हो। संदर्भ  का र्वोधैता की अर्थ-औद्योकिगक किर्वोर्वोाद  (पंजाब संशोधन)  अधिधकिनय ,
1957 (1957 का पंज.8),  धारा  3 - औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947 (1947 का  14),  धारा  7
(3) (सी) - र्भारत का संकिर्वोधान, अनुच्छेद - 14, 165,217.
        14 फरर्वोरी, 1955 को, पंजाब सरकार ने अपीलकता कंपनी और उसके क चारिरयों के बीच कुछ
किर्वोर्वोादों को औद्योकिगक न्यायाधिधकरण के पास रे्भज किदया, सिजसका गठन 29 अगस्त, 1953 को धारा के तहत
जारी एक अधिधसूचना द्वारा किकया गया र्था। औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947 की धारा 7, सिजसके द्वारा
जी, एक र्वोकील, को पंजाब के लिलए औद्योकिगक न्यायाधिधकरण के रूप  ें किनय@ु किकया गया र्था। जब संदर्भ
लंकिबत र्था तो अधिधकिनय  ें संशोधन किकया गया। संशोधन अधिधकिनय  के द्वारा अन्य बातों के सार्थ-सार्थ  ूल
अधिधकिनय  के धारा 7 को किनरस्त कर किदया गया और इसे 7 ए, 7 बी और 7सी द्वारा प्रधितस्र्थाकिपत किकया गया
एर्वों धारा  30  ें  ूल अधिधकिनय  के तहत गकिठत न्यायाधिधकरण के स क्ष लंकिबत कायर्वोाही के संबधं  ें एक
व्यार्वोृधित खंड का प्रार्वोधान किकया गया ह।ै  19  अप्रैल, 1957  को पंजाब सरकार ने धारा  7  एर्वों संशोधन
अधिधकिनय  की धारा 30 के तहत एक अधिधसूचना जारी की और अधिधकिनय  के किनरस्त धारा 7 के तहत गकिठत
न्यायाधिधकरण के जीर्वोन का किर्वोस्तार करती है और सदस्य के रूप  ें जी का कायकाल र्भी बढ़ाया गया। उसी
तारीख को धारा  7 ए के तहत एक नए न्यायाधिधकरण के गठन की अधिधसूचना जारी की गई  और  3  जून
1957 तक जी को पीठासीन अधिधकारी के रूप  ें किनय@ु किकया गया । धारा 7सी (बी) के अन्तगत सदस्यों
के लिलए सेर्वोाकिनर्वोृलिY की आयु पैंसठ किनधारिरत की गई र्थी और उस प्रार्वोधान के तहत जी को 03 जून 1957
को  सेर्वोाकिनर्वोृY होना  र्था।  पंजाब  सरकार  ने  हस्तके्षप  किकया  और  औद्योकिगक  किर्वोर्वोाद  (पंजाब  संशोधन)
अधिधकिनय , 1957 पारिरत किकया, सिजससे  सदस्यों की सेर्वोाकिनर्वोृलिY की आय ुबढ़ाकर सड़सठ र्वोर्ष कर किदया। 3
जून, 1959 को ‘जी’ के सेर्वोाकिनर्वोृY होने के बाद,  पंजाब सरकार ने एक अधिधसूचना जारी कर एक अन्य
व्यकि@ को औद्योकिगक न्यायाधिधकरण के पीठासीन अधिधकारी के रूप  ें किनय@ु किकया । 
         अपीलकता ने संदर्भ की र्वोैधता को चनुौती अन्य बातों के सार्थ-सार्थ, इस आधार पर, (1) दी किक
‘‘जी’’ इसके योग्य नहीं र्था किक अधिधकिनय की धारा  7(3)(सी)  के तहत न्यायाधिधकरण  ें किनय@ु किकया
जाता, जैसा किक र्वोह साठ र्वोर्ष से अधिधक उम्र का र्था और इसलिलए, किदनांक 14 फरर्वोरी, 1955 को उसे रे्भजे
गए संदर्भ   ें र्वोह अक्ष  र्था,  और  (2)  किक औद्योकिगक किर्वोर्वोाद  (पंजाब संशोधन)  अधिधकिनय , 1957,  एक
व्यकि@, जी को लार्भ पहुचंाने की दृकिc से पारिरत किकया गया र्था  और  इसलिलए  र्भारत के संकिर्वोधान के अनुच्छेद
14 के उल्लंघनकारी के रूप  ें अ ान्य र्था । 
       अभिर्भकिनधारिरत (1) धारा  औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947 के धारा 7(3)(सी)  ें किनय@ु किकए
जाने र्वोाले व्यकि@ की उम्र के आधार पर कोई योग्यता शाकि ल नहीं है, और 29 अगस्त 1953 को जी की
किनयकुि@ उस धारा के तहत रै्वोध र्थी ।  
      र्भारत के संकिर्वोधान के अनुच्छेद 217 के सही अर्थ  ें उम्र का किनधारण पद की अर्वोधिध से जुड़ा एक शत
ह ैन किक इस ें किनयकुि@ के लिलए ‘‘योग्यता‘‘ से।
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   जी.  डी.  करकरे बना  र्टी.आई.  आईशेर्वोड़े,  आई.एल.आर. (1952)  नाग. 409  और प्रर्भुदयाल
बना  पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1959 पंजाब ।  460, स्र्वोीकृत ।
       (2) औद्योकिगक किर्वोर्वोाद (पंजाब संशोधन) अधिधकिनय , 1957 संकिर्वोधान के अनुच्छेद 14, का उल्लंघन
नहीं करता, क्योंकिक यद्यकिप सिजस अर्वोसर ने कानून के अधिधकिनय न को पे्ररिरत किकया र्वोह किकसी व्यकि@ को लार्भ
पहुचंाने के लिलए हो सकता है,  यह सा ान्य अनुप्रयोग का र्था और इसलिलए इसे रे्भदर्भार्वोपूण  नहीं  ाना जा
सकता र्था ।
        अ ीरुधिjसा बना   ेहबूब, (1953) एस.सी.आर.  404, रे्भद किकया गया। 
सिसकिर्वोल अपीलीय के्षत्राधिधकारः 1961 की सिसकिर्वोल अपील संख्या 188.
       1957 के संदर्भ संख्या 30  ें औद्योकिगक न्यायाधिधकरण, पंजाब, पकिर्टयाला के 11 सिसतंबर, 1959 के
फैसले और आदेश से किर्वोशेर्ष अन ुधित द्वारा अपील ।
      अपीलकताओ ंके लिलए - जी. एस. पाठक, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी.  ार्थुर और रविंर्वोदर नारुइन ।
  उYरदाताओ ंके लिलए बार्वोा भिशर्वोचरण सिंसह एर्वों जनादन श ा ।

न्यायालय के द्वारा 8 फरर्वोरी 1962 को किनणय किदया गया र्था ।
    न्याय ूर्तित र्वोेंकर्टरा ा अय्यर - यह 1957 के संदर्भ संख्या 30  ें   औद्योकिगक न्यायाधिधकरण, पंजाब
के 11 सिसतंबर, 1959 के आदेश के लिखलाफ किर्वोशेर्ष अनु धित द्वारा एक अपील है, सिजस ें अपीलकता द्वारा
संदर्भ को सनुने के लिलए न्यायाधिधकरण का अधिधकार के्षत्र के सम्बंध  ें उठाए गए कुछ प्रारभंिर्भक आपलिYयों को
खारिरज कर किदया गया ह ै।
        तथ्य यह है किक 14 फरर्वोरी, 1955 को पंजाब सरकार ने औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947 के
धारा 10(1)(सी), सिजसे इसके बाद ‘‘अधिधकिनय ‘‘ के रूप  ें संदर्भिर्भत किकया गया है, के तहत अपीलकता
और उYरदाताओं के बीच कुछ किर्वोर्वोाद को किनणय के लिलए औद्योकिगक न्यायाधिधकरण पंजाब,  जालंधर को
रे्भजा। इसे 1955 के संदर्भ संख्या 3 के रूप  ें क्र ांकिकत किकया गया र्था । इस न्यायाधिधकरण का गठन 29
अगस्त, 1953 को पंजाब सरकार द्वारा जारी एक अधिधसूचना द्वारा किकया गया र्था, जो इस प्रकार हःै -
      ‘‘औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947 (1947  का अधिधकिनय  XIV)  की धारा  7  के तहत प्रदY
शकि@यों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल, पंजाब उच्च न्यायालय के परा श से, श्री अर्वोतार नारायण
गुजराल एडर्वोोकेर्ट को पंजाब के लिलए औद्योकिगक न्यायाधिधकरण के रूप  ें किनय@ु किकया जाता ह।ै
      अपीलकता की ओर से ह ारे सा ने  ुख्य तक  यह है किक श्री ए.एन.  गुजराल उस अधिधकिनय  के धारा
7(3)(सी) के तहत योग्य नहीं रे्थ सिजसके तहत 29 अगस्त 1953 को न्यायाधिधकरण के रूप  ें किनय@ु होने
के लिलए अधिधसूचना जारी की गई र्थी, क्योंकिक उस तारीख को उनकी उम्र साठ र्वोर्ष से अधिधक र्थी। जैसा किक 4
जून, 1892 को इनका जन्  हुआ, और इसलिलए कोई न्यायाधिधकरण अस्तिस्तत्र्वो  ें रै्वोध रूप से गकिठत नहीं र्था,
और परिरणा स्र्वोरूप 14 फरर्वोरी, 1955 को उस तर्थाकभिर्थत न्यायाधिधकरण का संदर्भ पूरी तरह से किनस्ति{क्रय
र्था।
      र्वोर्ष  1955  का संदर्भ  संख्या  3  न्यायाधिधकरण के स क्ष लंकिबत र्था,  औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय ,
1947 के प्रार्वोधानों को औद्योकिगक किर्वोर्वोाद (संशोधन और किर्वोकिर्वोध प्रार्वोधान) अधिधकिनय , 1956 (1956 का
अधिधकिनय  संख्या  36)  द्वारा संशोधिधत किकया गया र्था,  जो  10   ाच, 1957  को अस्तिस्तत्र्वो  ें आया। इस
संशोधन अधिधकिनय  ने  ूल अधिधकिनय  के धारा 7 को किनरस्त कर किदया और इसे धारा 7 ए, 7 बी, 7सी द्वारा
प्रधितस्र्थाकिपत  किकया  गया। संशोधन  अधिधकिनय की  धारा  30   ें  किकसी  र्भी औद्योकिगक  किर्वोर्वोाद  के संबंध   ें
कायर्वोाही के संबधं  ें व्यार्वोृधित शाकि ल है जो  ूल अधिधकिनय  के तहत गकिठत न्यायाधिधकरण के स क्ष लंकिबत
र्थी ।  इस धारा के अंतगत काय करते हुए पंजाब सरकार ने 19 अप्रैल, 1957 को किनम्नलिललिखत अधिधसूचना
जारी कीः-
       ‘‘संख्या  4194-सी.  लबै-57/652-आर 0 ए 0- पंजाब सरकार के ज्ञापन संख्या  3078-सी-
लबै-57/4224, किदनांक 1 ध/11  ाच, 1957 की किनरतंरता  ें और औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947
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की धारा  7  द्वारा प्रदY  शकि@यों का प्रयोग करते हुए जैसा किक औद्योकिगक किर्वोर्वोाद  (संशोधन और किर्वोकिर्वोध
प्रार्वोधान) अधिधकिनय , 1956 की शुरुआत से पहले लागू र्था, बाद र्वोाले अधिधकिनय  की  सहपकिठत धारा 30
और अन्य सर्भी शकि@यां जो उन्हें इस संबंध  ें सक्ष  बनाती हैं पंजाब के राज्यपाल ने अर्वोधिध किर्वोस्तार किकया।

(ए)  र्वोह अर्वोधिध सिजसके लिलए औद्योकिगक परीक्षण न्यायाधिधकरण,  पंजाब,  जालंधर,  का गठन किकया
गया ह ैऔर 

(बी) उसका एक ात्र सदस्य की किनयकुि@ की अर्वोधिध अक्रू्टबर, 1957 के अंधित  किदन तक, या ऐसी
तारीख जब  10   ाच, 1957  से ठीक पहले उ@ न्यायाधिधकरण  ें लंकिबत औद्योकिगक किर्वोर्वोादों के संबंध  ें
कायर्वोाही का किनपर्टारा किकया जाता ह,ै जो र्भी हो पहले ह।ै‘‘
       संके्षप  ें कहें तो,  इस अधिधसूचना ने किनरस्त धारा  7 के तहत उस ें किनर्दिदc अर्वोधिध के लिलए गकिठत
न्यायाधिधकरण के जीर्वोन को बढ़ा किदया और इसने श्री ए.एन.  गुजराल का र्वोहां एक सदस्य के रूप  ें उ@
अर्वोधिध के लिलए कायकाल र्भी जारी रखा । 
      इस अधिधसूचना के संदर्भ  ें अपीलकता का तक  यह है किक धारा 30 1956 के अधिधकिनय  36 को धारा
7 के तहत गकिठत न्यायाधिधकरण  ें किकसी सदस्य की किनयकुि@ को अधिधकृत नहीं करता है और यह अधिधसचूना
जहां तक जारी है,  श्री ए.एन.  गुजराल.  का  10   ाच, 1957  को उनका कायकाल स ाप्त होने के बाद
न्यायाधिधकरण के सदस्य के रूप  ें उनका कायकाल अनाधिधकृत और शून्य र्था ।
        उसी तारीख को सिजस किदन उपरो@ अधिधसूचना जारी की गई र्थी, यानी 19 अप्रैल, 1957 को, पंजाब
सरकार ने अधिधकिनय  के धारा 7 ए के तहत एक अधिधसूचना जारी की, सिजसका प्रासंकिगक र्भाग इस प्रकार हःै
-
        ‘‘संख्या 4194-सी-लबै-57/661-आर 0 ए 0- औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947 की धारा
7 ए द्वारा प्रदY शकि@यों का प्रयोग करते हुए, जैसा किक औद्योकिगक किर्वोर्वोाद  (संशोधन और किर्वोकिर्वोध प्रार्वोधान)
अधिधकिनय , 1956 की धारा 4 द्वारा डाला गया है  , (1956 की संख्या 36), और इस संबंध  ें उन्हें सक्ष 
करने र्वोाली अन्य सर्भी शकि@यां के तहत, पंजाब के राज्यपाल जालंधर  ें  ुख्यालय के सार्थ एक औद्योकिगक
न्यायाधिधकरण  का  गठन  और  श्री  अर्वोतार  नारायण  गुजराल,  बी.ए.,  एलएल.बी.  को  किनय@ु  करते  हैं  ।
आधिधकारिरक राजपत्र  ें इस अधिधसूचना के प्रकाशन की तारीख से  3  जून, 1957  तक इसका पीठासीन
अधिधकारी प्रर्भार्वोी रहगेा ।
      यह ध्यान किदया जाएगा किक इस अधिधसूचना ने सबसे पहले औद्योकिगक न्यायाधिधकरण, जालंधर के रूप  ें
एक नए न्यायाधिधकरण का गठन किकया, और दसूरे इसने श्री ए.एन. गुजराल को 3 जून, 1957 तक इसके
पीठासीन अधिधकारी के रूप  ें किनय@ु किकया। उस तारीख का  हत्र्वो यह है किक, धारा-7 सी(बी) के तहत।
संशोधन अधिधकिनय , 1956 द्वारा सदस्यों के लिलए सेर्वोाकिनर्वोृलिY की आय ुपैंसठ र्वोर्ष किनधारिरत की गई र्थी, और
उस प्रार्वोधान के तहत, श्री ए.एन. गुजराल को 3 जून, 1957 को सेर्वोाकिनर्वोृY होना र्था। पंजाब किर्वोधान ंडल ने
इस स्तर पर हस्तके्षप किकया और दो कानून बनाए जो र्वोत ान किर्वोर्वोाद के लिलए  हत्र्वोपूण  हैं। उन ें से एक
1957 का औद्योकिगक किर्वोर्वोाद  (पंजाब संशोधन) अधिधकिनय  8  र्था। इस अधिधकिनय  की धारा  3  द्वारा   ूल
अधिधकिनय  की धारा  7सी  (बी)  ें  संशोधन किकया गया एर्वों ‘‘उसने पैंसठ र्वोर्ष  की आयु प्राप्त कर ली ह‘ै‘
शब्दों के स्र्थान पर ‘‘उसने सड़सठ र्वोर्ष की आयु प्राप्त कर ली ह‘ै‘ शब्दों को प्रधितस्र्थाकिपत किकया गया ह।ै इस
प्रकार सेर्वोाकिनर्वोृलिY की आयु बढ़ाकर सड़सठ र्वोर्ष  कर दी गई। इस अधिधकिनय  के लागू होने से श्री ए.एन.
गुजराल का कायकाल  3  जून, 1957  से  3  जून, 1959  तक बढ़ाया जा सकता र्था और यह र्वोास्तर्वो  ें
स य-स य पर जारी की गई कई अधिधसूचनाओ ंद्वारा किकया गया र्था। अपीलकता का तक  है किक इस कानून
का उद्देश्य एक व्यकि@ श्री ए.एन. गुजराल को लार्भ पहुचंाना र्था और इसलिलए संकिर्वोधान के अनुच्छेद 14 के
उल्लंघन के कारण शून्य ह।ै अपीलकता के अनुसार, परिरणा  यह है किक 3 जून, 1957 के बाद, औद्योकिगक
न्यायाधिधकरण के सदस्य का पद र्वोैध रूप से धारण करने र्वोाला कोई नहीं र्था ।
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     पंजाब सरकार द्वारा अधिधकिनयकि त दसूरा काननू  1957 का औद्योकिगक किर्वोर्वोाद  (संशोधन और किर्वोकिर्वोध
प्रार्वोधान) (पंजाब संशोधन) अधिधकिनय  9 ह।ै इसके द्वारा संशोधन अधिधकिनय , 1956 की धारा 30, एक नई
उप धारा  (2) पेश किकया गया। औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947 के तहत स्र्थाकिपत न्यायाधिधकरण को
किफर से गकिठत करने के लिलए राज्य सरकार को अधिधकार प्रदान करता है, जहां रे्वो न्यायाधिधकरण स ाप्त हो गए
रे्थ और उनके स क्ष किनणय के लिलए  ा ले लंकिबत रे्थ, उस न्यायाधिधकरण  ें र्वोापस जा रहे हैं सिजसका गठन
अधिधकिनय  की किनरस्त धारा 7 के तहत किकया गया र्था । यह याद रखा जाएगा किक 19 अप्रैल, 1957 को एक
अधिधसूचना जारी की गई र्थी किक संशोधन  अधिधकिनय , 1956  के धारा  30  के तहत,  लंकिबत  ा लों के
किनपर्टारे तक या 31 अक्रू्टबर, 1957 तक, जो र्भी पहले हो, इसे जीकिर्वोत रखा गया । हालाँकिक, यह अपेक्षा
किक उस न्यायाधिधकरण के स क्ष कायर्वोाही उस धितभिर्थ तक पूरी हो जाएगी,  साकार नहीं हुई और इसलिलए
अधिधकिनय  की धारा 33 बी(1), और धारा 30 के संशोधन अधिधकिनय  1956, जैसा किक पंजाब अधिधकिनय ,
1957  के  9  द्वारा और संशोधिधत किकया गया है,  के तहत काय  किकया जा रहा है । पंजाब सरकार ने  31
अक्रू्टबर 1957 को एक अधिधसूचना जारी की सिजस ें धारा 7 के तहत गकिठत पुराने न्यायाधिधकरण के स क्ष
लंकिबत  ा लों को 19 अप्रैल, 1957 को गकिठत नए न्यायाधिधकरण के स क्ष धारा 7 के तहत धारा 7 ए के
तहत  स्र्थानांतरिरत  कर  किदया  गया  ।  इस  अधिधसचूना  के  अनुसार  1955  के  संदर्भ  संख्या  3  को  नए
न्यायाधिधकरण  ें स्र्थानांतरिरत कर किदया गया र्था, सिजसे 1957 का 30 के रूप  ें पनुः क्र ांकिकत किकया गया।
इस स्र्थानांतरण के आदेश के किर्वोरोध  ें अपीलार्थ„ का यह तक  र्था किक सिजस न्यायाधिधकरण के स क्ष  ा ले
को स्र्थानांतरिरत किकया गया,  र्वोह उपरो@ कारणों से रै्वोध रूप से गकिठत नहीं र्था,  और उसका कोई कानूनी
अस्तिस्तत्र्वो नहीं र्था। दसूर,े 1957 के पंजाब अधिधकिनय  9 द्वारा पेश किकए गए, नए प्रार्वोधान का कोई पूर्वोव्यापी
प्रर्भार्वो नहीं ह ैऔर इसके परिरणा स्र्वोरूप, 10  ाच 1957 को पुराने न्यायाधिधकरण के स क्ष लंकिबत कायर्वोाही
को इस धारा के तहत नए न्यायाधिधकरण  ें स्र्थानांतरिरत नहीं किकया जा सका।  
    1957 का र्वोत ान संदर्भ 30, 3 जून 1959 तक लंकिबत र्था, जब श्री ए.एन.  गुजराल सेर्वोाकिनर्वोृY हो गए,
पंजाब सरकार ने तब एक अधिधसचूना जारी कर पंजाब उच्च न्यायालय के सेर्वोाकिनर्वोृY न्यायाधीश श्री केशो रा 
पासी को औद्योकिगक न्यायाधिधकरण, जालंधर के पीठासीन अधिधकारी के रूप  ें किनय@ु किकया।  उनके स क्ष,
र्वोत ान अपीलकता ने 4 सिसतंबर, 1959 को एक आरे्वोदन दायर किकया, सिजस ें संदर्भ  की सनुर्वोाई पर कई
प्रारभंिर्भक आपलिYयां उठाई गई।ं 11 सिसतंबर, 1959 के अपने आदेश द्वारा, न्यायाधिधकरण ने इन आपलिYयों
को खारिरज कर किदया और  ा ले को गुण-दोर्ष के आधार पर सुनर्वोाई के लिलए किनधि…त कर किदया ।  यही इस
आदेश की सत्यता है,  सिजसे अब इस अपील  ें ह ारे सा ने चुनौती दी गई ह।ै  यद्यकिप न्यायाधिधकरण के
स क्ष  संदर्भ  के  असर  पर  कई  आपलिYयां  उठाई  गई।ं  अपीलकता  के  लिलए  ह ारे  सा ने  प्रस्तुत  तक
किनम्नलिललिखत हैंः -
 (1)  श्री ए.एन.  गुजराल इसके योग्य नहीं रे्थ किक उन्हें अधिधकिनय  की धारा  7(3)(सी)  के तहत
न्यायाधिधकरण  ें किनय@ु किकया जाए परिरणा स्र्वोरूप, किदनांक 14 फरर्वोरी 1955 को उनको किकया गया संदर्भ
अयोग्य र्था।

(2) किक पंजाब सरकार की अधिधसूचना किदनांक अप्रैल 19, 1957 के द्वारा श्री ए.एन. गुजराल को
औद्योकिगक न्यायाधिधकरण, जालंधर के सदस्य के रूप  ें किनय@ु करना, और उसके बाद उनके कायालय के
कायकाल को बढ़ाने र्वोाली अधिधसूचनाएं अनधिधकृत और किनस्ति{क्रय हैं।

(3)  किक  31  अक्रू्टबर  1957  की पंजाब सरकार की अधिधसचूना,  सिजस ें पुराने न्यायाधिधकरण के
स क्ष लंकिबत कायर्वोाही को नए न्यायाधिधकरण  ें स्र्थानांतरिरत किकया गया र्था,  किनस्ति{क्रय र्थी,  क्योंकिक  (।)
1957 का पंजाब अधिधकिनय  08 संकिर्वोधान के अनुच्छेद 14 के किर्वोरोधार्भास  ें होने के कारण शून्य र्था एर्वों श्री
ए 0 एन 0 गुजराल का सदस्य के रूप  ें किनयकुि@ र्भी इस अधिधकिनय  के तहत शून्य र्था और (।।) 1957 के
पंजाब अधिधकिनय  9 द्वारा अधिधकिनयकि त धारा 30(2) सिजसके तहत स्र्थानांतरण किकया गया र्था, कायर्वोाही के
हस्तांतरण को अधिधकृत नहीं करता र्था, जो 10  ाच 1957 को या उससे पहले लंकिबत र्थी ।
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(1) सबसे पहले इस तक  को लेना किक श्री ए.एन. गुजराल 29 अगस्त, 1953 को न्यायाधिधकरण  ें
किनय@ु होने के इस तथ्य के कारण योग्य नहीं रे्थ किक उनकी उम्र साठ र्वोर्ष से अधिधक र्थी, यह प्रश्न अधिधकिनय 
की धारा 7(3)(सी) के र्भार्षा की किनर्वोचन का ह।ै धारा 7, जहां तक यह र्वोत ान उद्देश्य के लिलए इस प्रकार
 हत्र्वोपूण हःै -
 ‘‘7. औद्योकिगक न्यायाधिधकरण.-(1) उपय@ु सरकार एक या अधिधक औद्योकिगक न्यायाधिधकरण का
गठन औद्योकिगक किर्वोर्वोाद के किनणय के लिलए इस अधिधकिनय  के प्रार्वोधानों के अनुसार कर सकती ह।ै  

(2)  एक न्यायाधिधकरण  ें उतनी संख्या  ें स्र्वोतंत्र सदस्य शाकि ल होंगे सिजतनी उपय@ु सरकार
किनय@ु करना उधिचत स झे, और जहां न्यायाधिधकरण  ें दो या दो से अधिधक सदस्य होते हैं, उन ें से एक को
उसके अध्यक्ष के रूप  ें किनय@ु किकया जाएगा।

(3)  जहां एक न्यायाधिधकरण  ें केर्वोल एक सदस्य होता है,  र्वोह सदस्य,  और जहां दो या दो से
अधिधक सदस्यों के द्वारा गकिठत हो, तो न्यायाधिधकरण का अध्यक्ष, एक ऐसा व्यकि@ होगा जो- 

(ए) किकसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ह ैया रहा है, या
(बी) सिजला न्यायाधीश ह ैया रहा हःै या 
(सी) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप  ें किनयकुि@ के लिलए योग्य है, बशत̂ किक न्यायाधिधकरण  ें

इस उप-धारा के तहत कोई र्भी किनयकुि@ किकसी ऐसे व्यकि@ की नहीं की जाएगी जो खंड (ए) या (बी) के तहत
उस राज्य के उच्च न्यायालय, सिजस ें न्यायाधिधकरण का सा ान्य सीर्ट है या रखने का इरादा है, की  ंजूरी के
किबना योग्य नहीं ह।ै
         श्री ए.एन. गुजराल को एक र्वोकील के नाते धारा 7(3)(सी) के तहत किनय@ु किकया गया र्था। सर्वोाल
यह है किक क्या र्वोह उस खण्ड के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप  ें किनयकुि@ के लिलए उस स य
योग्य रे्थ।  इस विंबद ुपर सुनर्वोाई का सरं्वोैधाकिनक प्रार्वोधान अनुच्छेद 217 के अंतगत ह,ै जो  हत्र्वोपूण ह ैएर्वों इस
प्रकार ह ै-
        ‘‘217. (1)  उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की किनयकुि@ राc्र पधित द्वारा र्भारत के  ुख्य
न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल से परा श के बाद अपने हस्ताक्षर और  ुहर के तहत र्वोाररं्ट द्वारा की जाएगी,
और न्यायाधीश की किनयकुि@ के  ा ले  ें  ुख्य न्यायाधीश के अलार्वोा, उच्च न्यायालय का  ुख्य न्यायाधीश,
और अधितरिर@ या कायर्वोाहक न्यायाधीश के  ा ले  ें, जैसा किक अनुच्छेद 224  ें प्रदान किकया गया है, और
किकसी अन्य  ा ले  ें तब तक पद धारण करगेा जब तक र्वोह साठ र्वोर्ष की आय ुप्राप्त नहीं कर लेता,
 परन्तु यह तब जबकिक..............
 (2) कोई व्यकि@ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप  ें किनयकुि@ के  लिलए तब तक योग्य नहीं होगा,
जब तक र्वोह र्भारत का नागरिरक न हो और (ए) क  से क  दस र्वोर्षŠ तक र्भारत के के्षत्र  ें न्याधियक पद पर
रहा हो, या
 (बी) क  से क  दस र्वोर्षŠ तक लगातार उच्च न्यायालय या दो या अधिधक ऐसे न्यायालयों का र्वोकील
रहा हो।
 स्पcीकरण......
     जबकिक अनुच्छेद 217(2) न्यायाधीश के रूप  ें किनयकुि@ के लिलए योग्यताएं किनधारिरत करता ह,ै अनुच्छेद
217(1)  ें कहा गया है किक न्यायाधीश साठ र्वोर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहेगा। ह ारे सा ने
सारा किर्वोर्वोाद इन दोनों खंडों के बीच के अंतरसंबंध को लेकर ह।ै अपीलकता के किर्वोद्वान र्वोकील श्री पाठक का
तक  यह है किक यद्यकिप अनुच्छेद 217 (1) संदर्भ  ें, न्यायाधीश के कायालय की स ाकिप्त को संदर्भिर्भत करता
ह,ै संके्षप  ें, यह किनयकुि@ के लिलए योग्यता किनधारिरत करता ह ै।
       क्योंकिक साठ र्वोर्ष  से अधिधक उम्र के व्यकि@ की न्यायाधीश के रूप  ें किनयकुि@ स्पc रूप से अनुच्छेद
217(1)  के प्रधितकूल होगी,  र्भले ही र्वोह अनुच्छेद  217(2)  के सर्भी आर्वोश्यकताओं को पूरा करता हो।
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तदनुसार यह तक  किदया जाता है किक अनुच्छेद  217  के तहत न्यायाधीश के रूप  ें किनयकुि@ के लिलए एक
किनकिहत योग्यता ह ैकिक किनयकुि@ के स य व्यकि@ की आय ुसाठ र्वोर्ष नहीं होनी चाकिहए।
      ह  इस बात से सह त हैं किक अनुच्छेद 217(1)  ें यह किनकिहत है किक साठ र्वोर्ष की आयु प्राप्त कर चकेु
किकसी व्यकि@ की न्यायाधीश के रूप  ें किनयकुि@ पर रोक है, लेकिकन ह ारे किर्वोचार  ें, यह उस पद पर किनयकुि@
को किनयंकित्रत करने र्वोाली एक शत  की प्रकृधित  ें है, उस व्यकि@ के संदर्भ   ें कोई योग्यता नहीं है सिजसे र्वोहां
किनय@ु किकया जाना ह।ै अनुच्छेद की शतŠ और योजना  ें न्यायाधीश के रूप  ें किनय@ु किकए जा सकने र्वोाले
व्यकि@ की  उम्र  और  कायालय  को  र्भरने  के अनुर्भर्वो और  क्ष ता  के  आधार  पर  उसकी  उपय@ुता  जैसी
आर्वोश्यकताओं के बीच स्पc अंतर है ।  अनुच्छेद  217(1)  पूर्वो  से संबंधिधत ह,ै  और इस रूप  ें,  इस ें
कायालय की स ाकिप्त का संदर्भ है और इसलिलए इसे उधिचत रूप से केर्वोल किनयकुि@ करने पर प्रधितबंध लगाने के
रूप  ें पढ़ा जा सकता ह।ै अनुच्छेद  217(2) जो स्पc रूप से इसके किबल्कुल किर्वोपरीत है जो किनय@ु किकए
जाने र्वोाले व्यकि@ की योग्यताओ ंको संदर्भिर्भत करता है जैसे किक उसका न्याधियक पद पर होना या क  से क 
दस साल की अर्वोधिध के लिलए र्वोकील होना। ह ारा  ानना ह ैकिक अनुच्छेद की सच्ची संरचना पर आय ुके बार े ें
धारणा कायालय की अर्वोधिध से जुड़ी एक शत ह ैन किक उस पर किनयकुि@ के लिलए योग्यता ।
   श्री पाठक अनुच्छेद 224 और 376 पर र्भी र्भरोसा करते ह,ै जो उनके इस तक  को स र्थन देते हैं किक उम्र
को अनुच्छेद के तहत एक किनकिहत योग्यता के रूप  ें  ाना जाना चाकिहए। अनुच्छेद  217  अनुच्छेद  224
अधितरिर@ और कायर्वोाहक न्यायाधीशों की किनयकुि@ से संबंधिधत है और यह खण्ड  (1) और  (2)   ें प्रदान
किकया गया है किक राc्र पधित द्वारा अधितरिर@ या कायर्वोाहक न्यायाधीश के रूप  ें किनय@ु किकया जाने र्वोाला व्यकि@
किर्वोधिधर्वोत योग्य व्यकि@ होना चाकिहए।  इन खण्डों  ें किनय@ु किकये जाने र्वोाले व्यकि@ की उम्र के बारे  ें कुछ र्भी
नहीं ह ै।
 यह अनुच्छेद 224(3)  ें प्रदान किकया गया है, जो यह अधिधकिनयकि त करता है किक ‘‘उच्च न्यायालय
के अधितरिर@ या कायर्वोाहक न्यायाधीश के रूप  ें किनय@ु कोई र्भी व्यकि@ साठ र्वोर्ष की आय ुप्राप्त करने के बाद
पद धारण नहीं करगेा।‘‘ यह अनुच्छेद र्भी अनुच्छेद 217 की ही तज पर तयैार किकया गया है और  ा ले को
आगे नहीं बढ़ाता और न ही अनुच्छेद 376  ें कुछ है, जो इस विंबद ुपर और अधिधक प्रकाश डालता ह ै। इस ें
उन व्यकि@यों का संदर्भ ह ैजो संकिर्वोधान लागू होने के स य पहली अनुसूची के र्भाग बी  ें किनर्दिदc राज्यों के उच्च
न्यायालयों   ें  न्यायाधीश  रे्थ,  और  यह  प्रार्वोधान  करता  है किक रे्वो  संकिर्वोधान  के  तहत  उन  राज्यों   ें  उच्च
न्यायालयों के न्यायाधीश बनेंगे।  संकिर्वोधान,  और किफर एक किर्वोशेर्ष प्रार्वोधान अधिधकिनयकि त करता है किक रे्वो
‘‘अनुच्छेद 217 के खंड (1) और (2)  ें कुछ र्भी होने के बार्वोजूद, लेकिकन उस अनुच्छेद के खंड (1) के
प्रार्वोधान के अधीन,  ऐसे अर्वोधिध की स ाकिप्त तक  पद पर बने रहेंगे जो राc्र पधित आदेश द्वारा किनधारिरत कर
सकते हैं।‘‘  ह ें इस अनुच्छेद की शतŠ  ें ऐसा कुछ र्भी नहीं किदखता जो इस किर्वोर्वोाद को कोई स र्थन देता हो
किक उम्र को एक योग्यता के रूप  ें  ाना जाना चाकिहए।
       अनुच्छेद 165 (1) अत्यधिधक किर्वोचारणीय किबन्द ुह ैकिक ‘‘प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यकि@ को
राज्य के लिलए  हाधिधर्वो@ा किनय@ु करगेा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप  ें किनय@ु होने के योग्य ह।ै‘‘
इस प्रश्न पर चचा की गई है किक क्या इस अनुच्छेद की शतŠ के अनुसार, साठ र्वोर्ष की आयु प्राप्त करने र्वोाले
व्यकि@ को   हाधिधर्वो@ा  के  रूप   ें  किनय@ु  किकया  जा  सकता  ह।ै   यकिद  किकसी  व्यकि@ की  उम्र  को  उसकी
योग्यताओं  ें  से  एक   ाना  जाए  तो  ऐसा  नहीं  हो  सकता।  जी.  डी.  करकरे  बना  र्टी.  एल.  शेर्वोड़े
आई.एल.आर. (1952) नाग. 409 के किनणय  ें  ुद्दा उठा किक जहां साठ साल की उम्र  ें सेर्वोाकिनर्वोृY हुए एक
न्यायाधीश को  हाधिधर्वो@ा के रूप  ें किनय@ु किकया गया र्था ।  किनयकुि@ की रै्वोधता को इस आधार पर चुनौती
दी गई र्थी किक उनकी उम्र के कारण उन्हें अयोग्य ठहराया गया र्था ।  नागपुर उच्च न्यायालय के किर्वोद्वान
न्यायाधीशों ने यह किनणय किदया किक संकिर्वोधान के अनुच्छेद  217 का खंड  (1)  ें केर्वोल उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश की किनयकुि@ की अर्वोधिध किनधारिरत की गई है और इसकी व्याख्या उनकी किनयकुि@ के लिलए योग्यता
किनधारिरत करने के रूप  ें, नहीं की जा सकती ह ै।
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      अपीलकता के लिलए यह तक किदया गया है किक अनुच्छेद 165 के तहत  एक  हाधिधर्वो@ा की किनयकुि@
अनुच्छेद 217 के तहत एक न्यायाधीश से भिर्भj स्तर पर खड़ा हो सकता ह।ै क्योंकिक अनुच्छेद 165(3)  ें
किर्वोशेर्ष प्रार्वोधान के कारण किक  हाधिधर्वो@ा प्रसाद पयन्त तक पद पर बना रहता है,  जबकिक एक न्यायाधीश
अच्छे व्यर्वोहार के दौरान पद पर बना रहता ह ै।  लेकिकन यह अंतर केर्वोल किनयकुि@ स ाप्त करने के लिलए उपय@ु
प्राधिधकारी की शकि@ पर किनर्भर करता है, न किक कायालय  ें किनय@ु किकए जाने र्वोाले व्यकि@ की योग्यता पर।
ह ार ेकिर्वोचार  ें जी. डी. करकर ेके  ा ले  ें अनुच्छेद  217 (1) पर व्याख्या सही ह।ै
   यद्यकिप अनुच्छेद 217 का सही अर्थ ह ारे सा ने बहस  ें बड़े पै ाने पर आया है, यह ध्यान किदया जाना
चाकिहए किक ह  इस अपील  ें  ुख्य रूप से अधिधकिनय  का धारा 7(3) सी की व्याख्या से चिंचधितत हैं और उसे
अंततः अपने स्र्वोयं के संदर्भ  ें बदलना होगा । धारा 7(3)(ए) न्यायाधिधकरण के सदस्य के रूप  ें र्वोत ान
या सेर्वोाकिनर्वोृY उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किनयकुि@ का प्रार्वोधान करती है । इस उप खंड के तहत स्पc
रूप से आयु कोई योग्यता नहीं है, क्योंकिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिलए सेर्वोाकिनर्वोृलिY की आयु साठ
ह।ै  इसी प्रकार, खंड (बी) एक सदस्य के रूप  ें, कायरत या सेर्वोाकिनर्वोृY सिजला न्यायाधीश की किनयकुि@ का
प्रार्वोधान करता ह।ै  एक सेर्वोाकिनर्वोृY सिजला न्यायाधीश जो साठ र्वोर्ष से अधिधक आयु का है, इस उपधारा के
तहत किनयकुि@ के लिलए पात्र होगा । इस प्रकार उप-खंड  (ए) और  (बी) के अंतगत किकसी व्यकि@ की आयु
उसकी योग्यता  ें शाकि ल नहीं होती ह।ै इसलिलए उप-खंड (सी) का अर्थ लगाना रै्वोध होगा। जैसा किक उम्र के
आधार पर कोई योग्यता नहीं रखी गई ह।ै  लेकिकन कहा जाता है किक उप खंड  (ए)  और  (बी)  न्याधियक
अधिधकारिरयों के संदर्भ  ें एक अलग स ूह बनाते हैं, जबकिक, उप खंड (सी) अधिधर्वो@ाओ ंतक ही सीकि त है,
जो अपने आप  ें एक अलग शे्रणी बनाते हैं, और इस अंतर को ध्यान  ें रखते हुए, उम्र के संबधं  ें किर्वोचार
जैसा उप खंड (ए) और (बी) को लागू होते हैं, उप खंड (सी) पर लागू करने की आर्वोश्यकता नहीं ह।ै खडं
(ए) और (बी) एक तरफ एर्वों खंड (सी) दसूरी तरफ  ें किनसंदेह अंतर ह।ै
   लेकिकन सर्वोाल यह है किक क्या इसका उस अंतर से कोई उधिचत संबंध है जो किनयकुि@ की उम्र के संदर्भ  ें
दोनों र्वोगŠ के बीच किकया जाना चाकिहए।  यकिद साठ र्वोर्ष  की आयु का एक सेर्वोाकिनर्वोृY न्यायाधीश धारा 7 के
तहत न्यायाधिधकरण के सदस्य के पद को उपय@ु रूप से र्भर सकता ह,ै  तो उसी आयु का एक र्वोकील र्भी
ऐसा कर सकता है । ह ारे किर्वोचार  ें धारा  7(3)(सी  ें आयु के संबधं  ें एक किनकिहत योग्यता आयात करने
का कोई आधार नहीं है, जो खंड 7(3)(ए) और (बी) पर लागू नहीं ह ै। 
     इस प्रश्न पर पंजाब उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रर्भुदयाल बना  पंजाब राज्य  ए.आई.आर.
(1959)  पुंज. 460   ें किर्वोचार किकया र्था । र्वोहां  29  अगस्त, 1953  की अधिधसूचना के तहत श्री ए.एन.
गुजराल की किनयकुि@ की र्वोैधता, सिजस पर अब बहस चल रही है, को इस आधार पर चनुौती दी गई र्थी किक
चूंकिक र्वोह उस तारीख को साठ र्वोर्ष से अधिधक के रे्थ, इसलिलए र्वोह किनय@ु होने के योग्य नहीं रे्थ । धारा 7(3)
(सी) के तहत न्यायालय ने जी.  डी.  करकरे के  ा ले  आई.एल.आर. (1952) नाग. 409  ें किनणय को
 ंजूरी देते हुए कहा किक  अनुच्छेद 217(1) के तहत उम्र के बार े ें धारणा, अनुच्छेद 217(2) न्यायाधीश के
पद के लिलए योग्यता नहीं र्थी और साठ र्वोर्ष से अधिधक का व्यकि@ धारा 7(3)(सी) के तहत किनयकुि@ के लिलए
योग्य र्था ।
       अपीलकता के लिलए धारा  7(सी)  की शतŠ पर र्भरोसा रखा गया ह।ै सिजसे  1956  के संशोधन
अधिधकिनय  36 द्वारा धारा 7 के स्र्थान पर प्रधितस्र्थाकिपत किकया गया र्था, इस तक  का स र्थन करते हुए किक
धारा 7(3)(सी) के तहत किनयकुि@ के लिलए उम्र एक योग्यता ह ै। 
 धारा 7(सी) इस प्रकार हःै-
    ‘‘किकसी र्भी व्यकि@ को श्र  न्यायालय, न्यायाधिधकरण या राc्र ीय न्यायाधिधकरण के पीठासीन अधिधकारी के
पद पर किनय@ु नहीं किकया जाएगा, न ही उस पर बने रहेंगे, यकिद-
 (ए) र्वोह एक स्र्वोतंत्र व्यकि@ नहीं ह ैया   
      (बी) र्वोह पैंसठ र्वोर्ष की आय ुप्राप्त कर चुका ह ै।‘‘
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 उस धारा का सी ांत किर्टप्पणी सिजस पर र्भी र्भरोसा किकया गया र्था र्वोह इस प्रकार हःै-
      ‘‘श्र  न्यायालयों,  न्यायाधिधकरणों  और राc्र ीय न्यायाधिधकरणों के  पीठासीन  अधिधकारिरयों के लिलए
अयोग्यताएँ।‘‘
       अपीलकता का तक  यह ह ैकिक, धारा 7सी के तहत योग्यता के रूप  ें आय ुकिनधारिरत कर किर्वोधाधियका ने
केर्वोल र्वोही स्पc किकया जो धारा 7(3)सी)  ें किनकिहत र्था और इसलिलए धारा 7(3)(सी)  ें उम्र के आधार पर
योग्यता को र्भी आयात किकया जाना चाकिहए। ह ारी राय  ें यह अनु ान अनुसरण नहीं करता ह।ै  धारा 7सी
 ें आयु योग्यता का सस्तिम् लन, किनरस्त किकए गए धारा 7 के प्रार्वोधानों के का काज के आलोक  ें सदस्यों के
लिलए सेर्वोाकिनर्वोृलिY की आय ुकिनधारिरत करने र्वोाला एक नया प्रार्वोधान किर्वोधान ंडल की ओर से जोड़ने के इरादे से
अधिधक सुसगंत ह।ै ह  प्रर्भुदयाल  ा ले ए.आई.आर. (1959) पुंज. 460  ें पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले
से सह त हैं और  ानते हैं किक धारा 7(3)(सी) किनय@ु किकए जाने र्वोाले व्यकि@ की उम्र के आधार पर कोई
योग्यता नहीं रखता है, और श्री ए. एन. गुजराल की किनयकुि@  29 अगस्त 1953 को  को धारा 7(3)(सी) के
तहत किर्वोधिध ान्य किकया गया र्था।
      (2) अपीलकता के लिलए अगला तक  यह है किक 19 अप्रैल, 1957 की अधिधसूचना, सिजस ें श्री ए.एन.
गुजराल को न्यायाधिधकरण के सदस्य के रूप  ें किनय@ु किकया गया र्था।  1956 के संशोधन अधिधकिनय  36
की धारा 30, उस धारा की शतŠ द्वारा अधिधकृत नहीं र्थी और इसलिलए उस धितभिर्थ से कोई र्वोैध रूप से गकिठत
न्यायाधिधकरण नहीं र्था।  धारा 30 इस प्रकार हःै-
      ‘‘न्यायाधिधकरणों के स क्ष लंकिबत कायर्वोाही के संबंध  ें व्यार्वोृधित यकिद इस अधिधकिनय  के प्राररं्भ होने से
ठीक पहले किकसी औद्योकिगक किर्वोर्वोाद के संबंध  ें औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947 (1947 का 14) के
तहत गकिठत न्यायाधिधकरण (1) के स क्ष कोई कायर्वोाही चल रही ह।ै
     जैसा किक इस तरह के प्राररं्भ से पहले लागू र्था, किर्वोर्वोाद का न्यायकिनणयन किकया जा सकता है और इस
तरह के प्राररं्भ के बाद उस न्यायाधिधकरण द्वारा कायर्वोाही का किनपर्टारा किकया जा सकता है,  जैसे किक यह
अधिधकिनय  पारिरत ही नहीं हुआ र्था।
     ह ारे सा ने जो तक  प्रस्तुत किकया गया र्वोह यह है किक धारा  7  सिजसके तहत श्री ए.एन.  गुजराल
न्यायाधिधकरण का गठन किकया गया र्था, उसे 10  ाच, 1957 को किनरस्त कर किदया गया र्था एर्वों 19 अप्रैल,
1957 की अधिधसूचना, सिजस ें उन्हें न्यायाधिधकरण के सदस्य के रूप  ें किनय@ु किकया गया र्था, अ ान्य ह।ै
इस तक   ें कोई द  नहीं है.  धारा 30 स्पc रूप से इस ें किनर्दिदc अर्वोधिध के लिलए न्यायाधिधकरण के जीर्वोन को
बढ़ाने का प्रार्वोधान करती है, और इसका तात्पय आर्वोश्यक रूप से श्री ए.एन. गुजराल को न्यायाधिधकरण के
रूप  ें जारी रखने की शकि@ से है, और ह ें विंबद ुसंख्या 3 पर ह ार ेकिनणय को ध्यान  ें रखते हुए इसे जोड़ना
चाकिहए किक इस आपलिY का व्यार्वोहारिरक रूप से कोई  हत्र्वो नहीं ह।ै
      (3)  अंत   ें,  यह  तक  किदया  गया  है  किक  31  अक्रू्टबर  1957  की  अधिधसूचना  के  तहत  पुराने
न्यायाधिधकरण के स क्ष लंकिबत कायर्वोाही को नए न्यायाधिधकरण  ें स्र्थानांतरिरत करना अ ान्य और किनस्ति{क्रय
र्था।  इस किर्वोर्वोाद के स र्थन  ें दो आधारों का आग्रह किकया गया।  एक तो यह किक श्री ए.एन.  गुजराल ने 4
जून, 1957 को पैंसठ र्वोर्ष  की आयु प्राप्त की, और उनका कायकाल धारा  7सी के तहत स ाप्त हो गया।
किफर पंजाब किर्वोधान ंडल ने  1957 का अधिधकिनय  8 अधिधकिनयकि त किकया, सिजस ें धारा  7सी(बी) के तहत
सेर्वोाकिनर्वोृलिY की आयु पैंसठ से बढ़ाकर सड़सठ कर दी गई।  यह श्री ए.एन.  गुजराल को कायालय  ें जारी
रखने की दृकिc से र्था और यह कानून 3 जून, 1957 को लागू हुआ। ऐसा कहा जाता है किक यह अधिधकिनय  के
अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकिक इसका उद्देश्य श्री ए.एन. गुजराल, किकसी किर्वोशेर्ष व्यकि@ को लार्भ
पहुचंाना र्था और इस किर्वोर्वोाद के स र्थन के रूप  ें अ ीरूधिjसा बना   ेहबूब (1953) एस.सी.आर. 404  ें
इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ किदया गया। इस तक  ें कोई द नहीं ह।ै र्वोह एक नर्वोाब र्वोलीउद्दौला के
संपलिY से संबंधिधत किर्वोधान है, और इस ें किनणय किकया गया किक र्वोारिरस के रूप  ें दार्वोा करने र्वोाले  हबूब बेगनु
और काकिदरन बेग  के दारे्वो खारिरज कर किदए गए और उसे किकसी र्भी अदालत  ें चनुौती नहीं किदया जा सका

8

1962(2) eILR(PAT) SC 1



और इस न्यायालय ने  ाना किक यह अनुच्छेद 14 के प्रधितकूल र्था, क्योंकिक इसने व्यकि@यों को अलग कर किदया
और उन्हें उस अधिधकार से र्वोधंिचत कर किदया जो अन्य नागरिरकों को अदालत का सहारा लेने के लिलए कि लता
है । लेकिकन 1957 का आके्षकिपत अधिधकिनय , 8 सा ान्य अनपु्रयोग का है, उस धारा के तहत पद धारण करने
र्वोाले सर्भी व्यकि@यों के संदर्भ  ें आयु को बढ़ाकर सड़सठ र्वोर्ष कर किदया गया है । सिजस अर्वोसर ने कानून के
अधिधकिनय न को प्रेरिरत किकया र्वोह श्री ए.एन. गुजराल की आसj सेर्वोाकिनर्वोृलिY हो सकती है । लेकिकन यह  ानने
का आधार नहीं है किक यह रे्भदर्भार्वोपूण है और अनुच्छेद 14 का उल्लघंन करता ह।ै जब यह  अपनी शतŠ पर,
सा ान्य अनुप्रयोग का ह।ै
      स्र्थानांतरण आदेश के लिखलाफ ह ले का दसूरा आधार यह है किक यह 1956 के संशोधन अधिधकिनय 
36 की धारा 30(2) के तहत सक्ष  नहीं है जैसा किक 1957 के पंजाब अधिधकिनय  9 द्वारा संशोधिधत किकया
गया ह।ै धारा 30(2) इस प्रकार हःै  -
     ‘‘यकिद इस अधिधकिनय  के प्राररं्भ होने से ठीक पहले औद्योकिगक किर्वोर्वोाद अधिधकिनय , 1947 के तहत गकिठत
न्यायाधिधकरण के स क्ष किकसी औद्योकिगक किर्वोर्वोाद के संबंध  ें कोई कायर्वोाही लंकिबत र्थी, जैसा किक ऐसे प्राररं्भ
से पहले लागू र्था और ऐसी कायर्वोाही नहीं की जा सकती र्थी  सिजस अर्वोधिध के लिलए न्यायाधिधकरण का गठन
किकया गया र्था,  उसकी स ाकिप्त पर न्यायाधिधकरण के स ाप्त हो जाने  के कारण उस न्यायाधिधकरण द्वारा
किनपर्टाए  गए  किर्वोर्वोाद  का  किनपर्टारा  करने  और  उस  कायर्वोाही  को  किनपर्टाने  के  लिलए  राज्य  सरकार  उस
न्यायाधिधकरण का पनुगठन कर सकती ह।ै  ऐसी शुरुआत के बाद जैसे किक यह अधिधकिनय पारिरत नहीं हुआ
ह,ै और उस न्यायाधिधकरण द्वारा कायर्वोाही उस चरण से जारी रखी जा सकती ह ैसिजस अर्वोस्र्था पर इसे छोड़ा
गया र्था‘‘,
    ह ारे सा ने यह तक  किदया गया है किक इस प्रार्वोधान का कोई पूर्वोव्यापी प्रर्भार्वो नहीं है और इसके
परिरणा स्र्वोरूप जो कायर्वोाही 10  ाच, 1957 को पुराने न्यायाधिधकरण के स क्ष लंकिबत र्थी, उसे इस धारा के
तहत नए न्यायाधिधकरण  ें स्र्थानांतरिरत नहीं किकया जा सकता ह।ै यह किर्वोर्वोाद स्पc रूप से अस्तिस्र्थर ह,ै क्योंकिक
धारा 30(2) का पूरा उदे्दश्य उन किर्वोर्वोादों की सुनर्वोाई प्रदान करना ह ैजो पुराने न्यायाधिधकरण के स क्ष लंकिबत
रे्थ, और इसका संचालन पूरी तरह से पूर्वोव्यापी ह।ै  इसलिलए इस तक  को अर्वोश्य खारिरज किकया जाना चाकिहए।

परिरणा स्र्वोरूप, अपील किर्वोफल हो जाता ह ैऔर खच̂ के सार्थ खारिरज किकया गया।
 
                                                               अपील खारिरज।

(शशी र्भूर्षण श ा)
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